
  
  

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के कोटा वृद्धि को रद्द किया

चर्चा में क्यों?
पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गो,ं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के
लिये आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करन ेके बिहार सरकार के निर्णय को बदल दिया।

मुख्य बिंदु:
बिहार सरकार ने दो आरक्षण विधेयकों, अर्थात् बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक, 2023 और बिहार आरक्षण
संशोधन विधेयक, 2023 के लिये एक राज-पत्र अधिसूचना जारी की है
ये विधेयक वर्तमान आरक्षण प्रतिशत को 50% से बढ़ाकर 65% कर देंगे, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में कुल आरक्षण कोटा 75% तक पहुँच
जाएगा, जब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये अतिरिक्त 10% शामिल किया जाएगा।
 ये संशोधन इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में पारित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन है, जिसमें अधिकतम सीमा 50% निर्धारित
की गई थी।
कोटा वृद्धि भी भेदभावपूर्ण प्रकृति की थी तथा अनुच्छेद 14,15 और 16 द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समता के मौलिक अधिकारो ंका उल्लंघन
था।

इंद्रा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ, 1992
सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिये 27% आरक्षण बरकरार रखते हुए उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु 10% सरकारी
नौकरियों के लिये सरकारी अधिसूचना को लागू  किया।
इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को भी बरकरार रखा कि संयुक्त आरक्षण लाभार्थियों को भारत की जनसंख्या के 50% से
अधिक नही ंहोना चाहिये।
इस निर्णय में ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा को भी महत्त्व दिया गया और प्रावधान किया गया कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण केवल प्रारंभिक
नियुक्तियों तक सीमित होना चाहिये तथा पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिये।

मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता

इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं
किया जाएगा।
प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक
व्यक्ति अर्थात् संवैधानिक निगम, कंपनियाँ, पंजीकृत समितियाँ या किसी भी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है।

अनुच्छेद 15: भेदभाव पर रोक
इसमें प्रावधान है कि राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं
किया जाएगा।

अनुच्छेद 16: सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिये
अवसर की समता होगी।

 

https://www.drishtijudiciary.com/hin/Important-institutions-organizations/Patna-High-Court
/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/addition-of-more-castes-to-central-obc-list
/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/national-commission-for-scheduled-castes-2
/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/scheduled-areas-in-india#:~:text=
/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/bihar-reservation-law-and-breaching-50-limit
/hindi/state-pcs-current-affairs/reservation-amendment-bill-2023-passed-in-assembly
/hindi/state-pcs-current-affairs/reservation-amendment-bill-2023-passed-in-assembly
/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/economically-weaker-section-quota#:~
/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/reservation-quota-limit-of-states#:~:text=
/hindi/national-organization/supreme-court-of-india
/hindi/paper2/fundamental-rights-part-1
/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/should-the-creamy-layer-norm-be-extended-to-sc-st


PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/patna-high-court-nullifies-bihar-s-quota-enhancement

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/patna-high-court-nullifies-bihar-s-quota-enhancement
http://www.tcpdf.org

